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अतारांकित प्रश्‍न सं. 72
05 दिसंबर, 2013 के उत्‍तर के लिए 
राजीव आवास योजना के अंतर्गत रेल पटरियों के आसपास रह रहे 
गरीब परिवारों का पुनर्वास
72. 
श्री पुरूषोत्‍तम खोडाभाई रूपाला : 

क्‍या आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : 
(क): क्‍या मंत्रालय को रेलवे मंत्रालय से शहरी क्षेत्रों में रेलवे स्‍टेशनों एवं पटरियों के आसपास रहने वाले गरीब परिवारों का पुनर्वास करने के संबंध में कोई पत्र प्राप्‍त हुआ है, यदि हां, तो इस संबंध में आगे कया कार्रवाई की गई है 
(ख): क्‍या मंत्रालय को इस संबंध में राज्‍य सरकारों से कोई पत्र प्राप्‍त हुआ है, 
(ग): क्‍या मंत्रालय ने इस संबंध में कोई विस्‍तृत अध्‍ययन कराया है और 
(घ): क्‍या मंत्रालय राजीव आवास योजना के अंतर्गत प्रायोगिक परियोजना को लागू करने के लिए राज्‍य सरकारों को परामर्शिकाएं जारी करने जा रहा है   
उत्‍तर 
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री 
(डॉ0 (कुमारी) गिरिजा व्‍यास)
1)  जी नहीं 
2)  विभिन्‍न समीक्षा बैठकों के दौरान, राज्‍य सरकारें केन्‍द्रीय सरकार की जमीनों, जिसमें रेलवे भी शामिल है, पर स्‍लम बस्तियों के पुनर्वास/ पुनर्विकास की आवश्‍यकता पर प्रकाश डालती रही है । 
3) और (घ) जी, नहीं । हालांकि राजीव आवास योजना (आरएवाई) का कार्यान्‍वयन चरण दिनांक 3.9.2013 को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है और राजीव आवास योजना के दिशानिर्देशों में केन्‍द्र सरकार/संसद के अधिनियमों के अन्‍तर्गत केन्‍द्र सरकार के उपक्रमों/स्‍वायत्‍त निकायों की भूमि पर स्‍लम बस्तियों के विकास/ पुनर्विकास/पुर्नवास व नई/विशिष्‍ट परियोजनाओं के लिए राजीव आवास योजना आबंटन का 10 प्रतिशत निर्धारित किया गया है । इसलिए इस मंत्रालय ने राजीव आवास योजना के दिशानिर्देशों का परिचालन करते हुए सभी राज्‍य सरकारों/भू-स्‍वामी केन्‍द्रीय मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया है कि वे अपनी/केन्‍द्रीय सरकार/संसदीय अधिनियम के अंतर्गत सृजित केन्‍द्रीय सरकार के उपक्रमों/स्‍वायत्‍त निकायों की भूमि पर स्थित स्‍लम-बस्तियों के पुनर्विकास एवं पुनर्वास के लिए विस्‍तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने हेतु पहल करें । 
